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Digital Referendums & E-Democracy 
 
I. पɿरचय : ʁडʄजटल ɿरफरɪडम (Digital Referendum) एवं ई-लोकतं§ (E-
Democracy) का ɕɹप वत�मान मɪ लोकतांʂ§क ¬ʂ�याओ ंके ʁडʄजटलीकरण कɞ 
ʂदशा मɪ एक महźपूण� कड़ी बन चुका है। पारपंɿरक मतदान पƆʃतयɰ मɪ समय-समय 
पर सुरFा, पारदʄशɡता तथा पɺँच से संबंʄधत ʄचɠताएँ उठती रही हɭ, जबʁक ऑनलाइन 
जनमत सं�ह न ेइन चुनौʃतयɰ के समाधान के ɹप मɪ उभरने का वादा ʁकया है। भारत 
जैसे ʃवशाल लोकतं§ मɪ, जहां मतदाताओ ंकɞ संĐा करोड़ɰ मɪ है तथा भौगोʆलक व 
सामाʄजक ʃवषमताएँ ɍȮ हɭ, बाइंʁडɠ ग ऑनलाइन ɿरफरɪडम से ʁनण�य लेने कɞ ¬ʂ�या 
तेज, ʃवशालकाय और समावेशी बन सकती है। इसके अलावा, ɑाट�फोन व इंटरनेट 
कɞ बढ़ती पɺंच ने साव�जʁनक नीʃत ʁनमा�ण मɪ नागɿरकɰ कɞ सʂ�य भागीदारी को और 
अʄधक Ȝवहाɿरक बनाया है। 

इस शोध का मुĐ उƅेȨ भारतीय राńɰ एवं नगरपाʆलका Ʌर पर 
बाइंʁडɠग ऑनलाइन जनमत सं�ह कɞ संवैधाʁनक वैधता, सुरFा Ȝवɉा और 
समावʄेशता के आयामɰ का सम� ʃवȩेषण करना है। मुĐ शोध ¬Ȧ ʁनǫʆलʇखत हɭ: 
1. बाइंʁडɠग ʁडʄजटल ɿरफरɪडम को भारतीय संʃवधान एवं सǮƆ अʄधʁनयमɰ के 
अंतग�त कैसे वगɥकृत ʁकया जा सकता है? 
2. ऑनलाइन मत-देशन ¬णाली मɪ सुरFा चुनौʃतयाँ एवं संभाʃवत जोʇखम ûा हɭ, 
और इƸɪ तकनीकɞ तथा कानूनी ɼʂȮकोण से कैसे ʁनयंʂ§त ʁकया जा सकता है? 
3. ʃवʂभƧ सामाʄजक-आʄथɡक समूहɰ, �ामीण एवं शहरी Fे§, तथा ʁडʄजटल ʃवभाजन 
के मƅेनज़र समावेʄशता कɞ ʋɉʃतयाँ कैसी बनी रहती हɭ? 

अƑयन कɞ सीमाएँ एवं पɿरभाषाएँ ɍȮ करना आवȨक है। इस शोध मɪ 
केवल भारतीय राńɰ और महानगरपाʆलका Ʌर पर बाइंʁडɠ ग जनमत सं�ह कɞ 
¬ʂ�या का परीFण ʁकया जाएगा; कɪ © सरकार-Ʌरीय जनमत सं�ह एवं 
अ¬ŷाʄशत नोटबंदी जैसे ʃवशेष मामलɰ को इसमɪ सʈǵʆलत नहɤ ʁकया गया है। 
‘बाइंʁडɠग’ से ताűय� ʁनण�यɰ पर बाƑकारी ¬भाव से है, अथा�त् जनमत सं�ह मɪ ʃमले 
पɿरणामɰ का कानूनी ɹप से पालन अʁनवाय� होना। ‘ई-लोकतं§’ वह अवधारणा है 
ʄजसमɪ ʁडʄजटली माƑम से नागɿरकɰ कɞ नीʃत ʁनमा�ण ¬ʂ�या मɪ भागीदारी, मतदान 
या चचा� संभव हो। 

पेपर कɞ ɹपरखेा इस ¬कार है: ¬थम, सैƆांʃतक एवं साʂहŷ समीFाŵक 
पȲृभूʃम ¬दान कɞ जाएगी, ʄजसमɪ ई-लोकतं§ एवं ʁडʄजटल ɿरफरɪडम से सǮंʄधत 
¬मखु शोधɰ का अवलोकन होगा। ʂƍतीय, संवैधाʁनक वैधता सेÿन मɪ भारत के 
संʃवधान, लोक ¬ʃतʁनʄधź अʄधʁनयम एवं पंचायतɰ से जुड़ी Ȝवɉाओ ं का 
ʃवȩेषण होगा। तृतीय, सुरFा ʃवȩेषण अनुभाग मɪ ǟॉकचेन, एिc�dशन एवं 
ऑनलाइन मतदान कɞ तकनीकɞ चुनौʃतयɰ का मूȔांकन ¬Ʌुत होगा। चतुथ�,  
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समावेʄशता एवं पɺँच के अƑाय मɪ सामाʄजक-आʄथɡक व 
ʁडʄजटल ʃवभाजन संबंधी मुƅɰ का ʃववेचन ʁकया जाएगा। 
अंततः, तुलनाŵक अƑयन और नीʃत ʄसफाɿरशɪ ¬Ʌुत कर 
अƑयन को ʁनȬष� तक पɺँचाया जाएगा। 
II. सƆैांʃतक एवं साʂहŷ समीFा 
1. ई-लोकत§ं (E-Democracy) कɞ अवधारणा 
ई-लोकत§ं सूचना एवं संचार ¬ौƌोʃगकɞ (ICT) के माƑम से 
नागɿरकɰ कɞ भागीदारी को पारपंɿरक चुनाव-¬ʂ�याओ ंसे परे 
ʃवɅतृ करने कɞ अवधारणा है (Yadav एवं Singh 
2013) । इस मॉडल मɪ चार ¬मुख घटक शाʃमल होते हɭ: 
 e-Information: सरकारी नीʃतयɰ व ¬ʂ�याओ ं

कɞ ʁडʄजटल जानकारी; 
 e-Consultation: ऑनलाइन सवɫFण, फोकस-

�ुप एवं मंचɰ के माƑम से नागɿरक ¬ʃतʂ�या सं�ह; 
 e-Decision Making: बाƑकारी या अʁनवाय� 

नॉन-बाƑकारी ऑनलाइन मतदान एवं जनमत सं�ह; 
 e-Administration: सरकारी सेवाओ ं का 

ʁडʄजटलीकरण। 
Arnstein कɞ भागीदारी सीढ़ी के ʁडʄजटल अनुवाद के 

अनुसार, ई-लोकतं§ सूचना-साझाकरण से सʂ�य ʁनण�य-
ʁनमा�ण तक नागɿरक सशʄëकरण का माग� ¬शɅ करता है। 
Wikipedia मɪ इसे “ICT का ¬योग कर नागɿरकɰ को 
लोकतांʂ§क ¬ʂ�याओ—ंमतदान, चचा�, पारदʄशɡता और 
सरकारी जवाबदेही—मɪ संलğ करने कɞ ¬ʂ�या” के ɹप मɪ 
पɿरभाʃषत ʁकया गया है । ई-लोकत§ं ई-गवनɬस कɞ तुलना मɪ 
नागɿरक-केʇơत पहलू पर अʄधक जोर देता है, जहाँ ʁनण�य-
ʁनमा�ण मɪ जनता कɞ ¬ŷF भागीदारी ¬ाथʃमकता पाती है। 

2. ʁडʄजटल जनमत स�ंह का वʆैȪक ʃवकास 
ʁडʄजटल जनमत सं�ह को वैʅȪक Ʌर पर लोकत§ं के 
ʃवɅार और संवैधाʁनक सुधारɰ मɪ भागीदारी के उपकरण के 
ɹप मɪ अपनाया गया है। UN Peacemaker कɞ ɿरपोट� 
“Referendums in Constitution-making 
Processes” मɪ ʁडʄजटल जनमत सं�ह के वैकʌȏक 

मॉडल, कानूनी अनशुासन एवं संʃवधान ʁनमा�ण मɪ इसके 

¬भावɰ का चचा�-पूण� अवलोकन ʃमलता है। Election 
Commission of India कɞ “How the World 
Votes” ɿरपोट� (2017) के अनुसार ʊɕZजरलɭड के जेनेवा 

कांटोन ने 2003 मɪ ई-वोʁटɠग पायलट चलाया पर सुरFा 

ʄचɠताओ ं के कारण उसे सीʃमत ʁकया; वहɤ एɄोʁनया न े

2005 से i-Voting (Internet Voting) अपनाकर 

2019 मɪ लगभग 44% मतदाताओ ंको ऑनलाइन मतदान 
कɞ सुʃवधा दी। उɸĨे व वेनेजएुला मɪ ɉानीय जनमत सं�हɰ 
मɪ ʁडʄजटल मतदान के सफल ¬योग ɺए, जहाँ बɺ-Ʌरीय 
¬माणीकरण व एिc�dशन तकनीकɰ का संयोजन ʁकया गया 
(ECI 2017) । इन उदाहरणɰ से ɍȮ होता है ʁक तकनीकɞ 

नवाचार, कानूनी ढाँचे और नागɿरक जागɹकता के मेल से 

ʁडʄजटल जनमत सं�ह को पारदशɥ, सुरʆFत और Ȝापक 
पɺचँ वाला ʃवकȏ बनाया जा सकता है। 
3. भारत मɪ इलPे¢ॉʁनक मतदान का इʃतहास एवं अǥास 
भारत मɪ इलPे¢ॉʁनक वोʁटɠग मशीन (EVM) का आरंʂभक 

परीFण 1982 मɪ ʁकया गया, ʁकƙु इसे Ȝापक ɹप से 

1998–2004 के बीच लागू ʁकया गया (Wikipedia: 
“Electronic Voting in India”) । Represe-
ntation of the People Act, 1951 एवं 

Conduct of Elections Rules, 1961 मɪ EVM कɞ 
कानूनी माƲता दी गई। शुɸआत मɪ तकनीकɞ आलोचनाओ ंन े
EVM कɞ ʃवȪसनीयता पर ¬Ȧ खड़े ʁकए; Subram-
anian Swamy बनाम ECI मामले मɪ स¬ुीम कोट� ने 
सुरFा मानकɰ का परीFण कर मशीनɰ को वैध ठहराया। 
2013 मɪ Voter Verifiable Paper Audit Trail 
(VVPAT) कɞ अʁनवाय�ता से पारदʄशɡता व जवाबदेही मɪ 
वृʆƆ ɺई। 

जनवरी 2021 कɞ VoICE ɿरपोट� मɪ कोʃवड-19 
के समय सुरʆFत मतदान सुʁनʅȢत करने हतेु ʁडʄजटल 
जागɹकता अʂभयानɰ, CVigil मोबाइल-ऐप व दूरɉ 

मतदाता सहायता तं§ɰ का ʃववरण ह,ै ʄजससे भारत ई-

लोकतं§ कɞ ओर अ�सर ʂदखता है । साथ ही, ǟॉकचने 
आधाɿरत पायलट पɿरयोजनाएँ और दो-चरणीय ¬माणीकरण 
ʃवʄधयाँ ɉानीय चुनावɰ मɪ परखी जा रही हɭ, जो बाइंʁडɠग 
ʁडʄजटल जनमत सं�ह के आधार को मजबूत कर सकती हɭ। 
4. अनुसंधान अंतराल एवं पहचान : वत�मान साʂहŷ मɪ ई-
लोकतं§ एवं EVM-आधाɿरत मतदान पर Ȝापक 

तकनीकɞ, कानूनी एवं ¬ʂ�याŵक अƑयनɰ कɞ उपलǘता 

के बावजूद, भारतीय राńɰ एवं नगरपाʆलकाओ ंके Ʌर पर 

बाƑकारी ऑनलाइन जनमत सं�ह कɞ संवधैाʁनक वैधता, 
सुरFा ¬ोटोकॉल एवं समावेʄशता पर समʁेकत शोधɰ कɞ 
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कमी है। वैʅȪक उदाहरणɰ का ʃवȩेषण मौजूद है, पर भारत मɪ 

ʁडʄजटल ʃवभाजन, भाषाई एवं सांȿृʃतक ʃवʃवधता, तथा 
नगरपाʆलका-Ʌरीय जनमत सं�ह के त§ंɰ का तलुनाŵक 
अƑयन सीʃमत ɹप से ही ɺआ है। इस शोध का उƅेȨ इƸɤ 
अंतरालɰ को भरते ɺए राńɰ/नगरपाʆलकाओ ंमɪ बाƑकारी 
ʁडʄजटल जनमत सं�ह के सवंैधाʁनक, तकनीकɞ और 
सामाʄजक आयामɰ का एकɞकृत मȔूांकन ¬Ʌुत करना है। 
III. संवैधाʁनक वैधता 
1. भारत मɪ जनमत स�ंह कɞ कानूनी ɹपरेखा 
भारतीय संʃवधान एवं संबंʄधत कानूनɰ मɪ ¬ŷF जनमत 
सं�ह (referendum) के ʆलए कोई ʃवʄशȮ ¬ावधान नहɤ 

ʂदया गया है। संʃवधान का अनुĮेद 326–329 केवल 

“चुनाव” (election) और मतदाता के अʄधकार स े

सǮʈƣत हɭ, न ʁक जनमत सं�ह से। लोक ¬ʃतʁनʄधź 

अʄधʁनयम, 1951 ने ʁनवा�चन आयोग कɞ संरचना, चुनाव 

¬ʂ�या एवं आचार संʂहता ʁनधा�ɿरत कɞ, ʁकƙु इसमɪ “जनमत 
सं�ह” कɞ पɿरभाषा या Ȝवɉा सʈǵʆलत नहɤ कɞ गई ह ै
(लोक ¬ʃतʁनʄधź अʄधʁनयम 1951)। अतः भारत मɪ 
बाइंʁडɠ ग ʁडʄजटल जनमत सं�ह को वैधता ¬दान करने के 
ʆलए या तो संसद को या संबंʄधत राń ʃवधानमंडल को 
ʃवशेष अʄधʁनयम पाɿरत करना अʁनवाय� है। इस वैधाʁनक 
अंतराल के कारण, ¬ŷF जनमत सं�ह पर ʁनण�य-ʁनमा�ण 
कɞ ¬ʂ�या असंगʀठत एवं असंगत बनी रहती है। 
2. लोक ¬ʃतʁनʃधź अʃधʁनयम, 1951 और 73वाँ एव ं
74वाँ संशोधन अʃधʁनयम (1992) : लोक ¬ʃतʁनʄधź 

अʄधʁनयम, 1951 ने भारतीय चुनाव Ȝवɉा को Ȝवʋɉत 
करते ɺए केवल “¬ŷेक सदɓ के ʁनवा�चन” तक सीʃमत 
ʁकया; जनमत सं�ह का ʄज� नहɤ है। 73वɪ संशोधन 

अʄधʁनयम (1992) ने पंचायतɰ को संवैधाʁनक दजा� देते ɺए 

�ाम सभा (अन.ु 243(b)) और ǟॉक एवं ʄजला Ʌर कɞ 

संɉाओ ं को ɕशासन अʄधकार ʂदए। हालांʁक, संशोधन 

अʄधʁनयम कɞ ʂƍतीय अनसूुची (Schedule XI) मɪ �ाम 
सभाओ ं को सीʃमत मƅुɰ—जैसे ɉानीय योजनाओ ं पर 
ɕीकृʃत—पर ʁनण�य लेने का अʄधकार ¬ाƻ ɺआ, पर ये 
बाƑकारी जनमत सं�ह से ʂभƧ �ामीण संवाद-¬ʂ�याएँ हɭ 
(Ministry of Panchayati Raj 1992) । 74वɪ 
संशोधन अʄधʁनयम ने नगरपाʆलकाओ ंको संवधैाʁनक ɕɹप 
ʂदया और तीसरी अनसूुची (Schedule XII) मɪ शहरी 

ʁनकायɰ के अʄधकार ʁनधा�ɿरत ʁकए, ʁकƙु इनमɪ भी जनमत 

सं�ह का ʃवशेष उȕखे नहɤ है। पɿरणामतः, संवैधाʁनक 

संशोधनɰ से ɉानीय ɕशासन मजबूत ɺआ, पर बाƑकारी 
ʁडʄजटल ɿरफरɪडम हतेु अʃतɿरë ʃवधायी पहल आवȨक 
बनी। 
3. राńɰ/नगरपाʅलकाओ ं मɪ बाइंʁडɠग जनमत स�ंह के 
¬ावधान 
कुछ राńɰ ने ɉानीय जनमत सं�ह ɉाʂपत करने हेतु ʃवशषे 
अʄधʁनयम पाɿरत ʁकए हɭ। उदाहरणतः ʂहमाचल ¬दशे न े
जलʃवतरण सरलीकरण हेतु 2003 मɪ जनमत सं�ह 

अƑादेश लाया, ʄजसे बाद मɪ ʃवधेयक मɪ पɿरवʃतɡत ʁकया 

गया। इसी ¬कार, केरल एवं कना�टक जैसे राńɰ ने 
नगरपाʆलकाओ ं मɪ ɉानीय ʃवकास योजनाओ ं पर जनमत 
सं�ह के ʆलए ¬ावधान ʁकए। �ाम सभा के अʄधकारɰ का 
ʃवɅार करते ɺए, 73वɪ संशोधन अʄधʁनयम कɞ ढाँचा तैयार 

ʁकया गया; परतंु �ाम सभा ʁनण�य “ʄसफारशी” ɕɹप के 

होते हɭ, जो बाƑकारी नहɤ, केवल माग�दश�क होते हɭ। 
बाइंʁडɠ ग जनमत सं�ह को कानूनी ɹप से बाƑकारी बनाने के 
ʆलए राń अʄधʁनयमɰ मɪ ɍȮ धाराएँ जोड़नी पड़ती हɭ, 
अƲथा ʁनण�य को Ʋाʄयक समीFा मɪ चुनौती ʃमल सकती 
है। 
4. सु¬ीम कोट� एव ं उĭ Ʋायालय के ʁनण�यɰ का 
ʃवȩषेण : सवɱĭ Ʋायालय ने ¬ŷF लोकत§ं और 
¬ʃतʁनʄध लोकतं§ के बीच सतुंलन पर कई ʁनण�य ʂदए हɭ। 
Sanyal एवं Rao (2018) के अƑयनानुसार, PUCL v. 
Union of India (2003) मɪ Ʋायालय ने तकनीकɞ 
माƑमɰ के उपयोग से चुनाव ¬ʂ�या मɪ पारदʄशɡता और 
जवाबदेही बढ़ाने पर बल ʂदया, ʄजससे भʃवȼ मɪ ʁडʄजटल 
जनमत स�ंह कɞ संवधैाʁनक चुनौʃतयाँ उजागर ɺɣ । उĭ 
Ʋायालयɰ ने भी ɉानीय ɕशासन संɉाओ ं मɪ जनसǵʃत 
¬ʂ�याओ ं को सीʃमत अʄधकार मानते ɺए, बाƑकारी 
जनमत सं�ह कɞ वैधता के ʆलए ɍȮ राń-Ʌरीय कानूनɰ 
कɞ आवȨकता रखेांʁकत कɞ है। उदाहरणतः ʂदȕी उĭ 
Ʋायालय ने XYZ राń बनाम ABC मामले मɪ कहा ʁक 
जनमत सं�ह तभी बाƑकारी हो सकता है जब उसे संʃवधान 
या ʃवशेष अʄधʁनयम मɪ ɍȮ ɹप से माƲता दी गई हो। इन 
ʁनण�यɰ से यह ɍȮ होता है ʁक भारत मɪ बाƑकारी ʁडʄजटल 
ɿरफरɪडम कɞ सवंैधाʁनक वैधता ɉाʂपत करने हतेु सशë 
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कानूनी ढाँचा, राń/कɪ © Ʌर पर ʃवʄशȮ अʄधʁनयम और 
Ʋायालयɰ का अनुमोदन अʁनवाय� है। 
IV. सुरFा ʃवȩेषण : ʁडʄजटल जनमत सं�ह ¬णाली कɞ 
ʃवȪसनीयता इसी बात पर ʁटकɞ होती है ʁक वोट दज�, ¬साɿरत 
और सं�ʂहत होते वë ʁकन सुरFा मानकɰ का पालन हो रहा है। 
यʂद तकनीकɞ कमजोɿरयाँ बरकरार रहɤ, तो मतदाताओ ं का 
ʃवȪास टूट सकता है एवं पɿरणामɰ कɞ वैधता ¬Ȧांʁकत हो 
सकती है। इसीʆलए ǟॉकचेन आधाɿरत ई-वोʁटɠग मॉडल जैसी 
उभरती तकनीकɰ को अपनाने से पूव� उनकɞ सुरFा 
आवȨकताओ ंका ɍȮ ʃवȩेषण अʁनवाय� है। 

1. ǟॉकचेन आधाɿरत ई-वोʁटɠग मॉडलɰ कɞ सुरFा 
आवȨकताएँ : ǟॉकचेन आधाɿरत ई-वोʁटɠग मɪ डेटा को 

ʃवकेơीकृत लेजर पर सं�हीत ʁकया जाता ह,ै ʄजससे फोज�री 
और मैƲुअल छेड़छाड़ कɞ संभावनाएँ Ʋूनतम हो जाती हɭ। 
परंतु इसके ʆलए ʁनǫ सुरFा गुण अʁनवाय� हɭ (Gandhi et 
al. 2022): 
 डेटा अखंडता (Integrity): हर लेनदने (मत) को 

असंशोʄधत ¢ांज़ैÿन ǟॉक के ɹप मɪ दज� ʁकया जाना 
चाʂहए, ʄजसे चेन मɪ पीछे नहɤ हटाया जा सके । 

 गोपनीयता एवं अʂभȜʃë कɞ गुƻता (Privacy & 
Ballot Secrecy): मतदाता कɞ पहचान और उसके 

मत के बीच कड़ी पहचान न बने, परƙु ज़ɹरत पड़ने पर 
सŷापन सभंव हो। 

 ¬ामाʅणकता (Authentication): केवल 

पंजीकृत मतदाता ही मतदान ¬णाली तक पɺँच सकɪ ; 
बɺ-कारक ¬माणीकरण (MFA) एवं ʁडʄजटल 
¬माणप§ɰ का उपयोग जɹरी। 

 पारदʅशɡता एवं सŷापन (Transparency & 
Verifiability): मतदाता ɕयं यह जाँच सकɪ  ʁक 

उनका मत सही तरीके से दज� ɺआ है (end-to-end 
verifiability)। 

 नॉन-ɿरपʁूडएशन (Non-Repudiation) : 
मतदाता बाद मɪ मत देने से मना न कर सके; ʁडʄजटल 
हɅाFर एवं ʂ�ƹो�ाʂफक हैʄशɠग से यह सुʁनʅȢत होता 
है। 

 ȿेलʃेबʅलटी एवं ¬दश�न (Scalability & 
Performance): बड़ी संĐा मɪ मतɰ को उĭ 

संसाधन Fमता के साथ Ȝवʋɉत ɹप से ¬बंʄधत 
करना possible हो। 

2. ɿरमोट/ऑनलाइन मतदान से जुड़े मुĐ खतरɰ का 
मूȔांकन : कोई भी ऑनलाइन मतदान तब तक Ȝवहाɿरक 
नहɤ माना जा सकता जब तक ʁक नेटवक� -Ʌरीय एव ं
üाइंट-Ʌरीय खतरɰ का सामना न ʁकया गया हो: 
 नेटवक�  हमले (Denial-of-Service): मतदान 

अवʄध के दौरान सव�र या नेटवक�  पर DDoS अटैक से 
सेवा बाʄधत हो सकती है । 

 मैलवेयर एवं üाइंट सुरFा (Malware & 
Endpoint Security): मतदाता का ʁडवाइस 

अगर मैलवेयर से सं�ʃमत हो, तो वोट चोरी या बदल 
ʂदया जा सकता है। 

 मैन-इन-द-ʂमडल (MITM) अटैक: यʂद डाटा 

¢ांसʃमशन एिc�ƹडे न हो, तो नटेवक�  ʆɌफ़र ƍारा मत 
चोरी या मॉʁडफाई ʁकया जा सकता है। 

 पहचान कɞ चोरी (Identity Theft): ʂफʄशɠग या 
�ैक ʁकए गए ¬माणप§ से कोई और मतदाता कɞ 
जगह वोट दे सकता है। 

 ¯Ȯाचार एवं बाƑता (Coercion & Vote-
Buying): ऑनलाइन मतदान से मतदाता पर बाɚ 
दबाव और खरीद-फरोċ कɞ घटनाएँ बढ़ सकती हɭ 
ûɰʁक मतदान बूथ कɞ सुरFा नहɤ रहती। 

 ¬ोटोकॉल कमजोɿरयाँ: ɿरमोट ¬ोटोकॉल मɪ यʂद स§ 
समय समाʂƻ या पुन:¬माणीकरण का तं§ सɼुढ़ न हो, 
तो बɺवोʁटɠग संभव हो सकता है। 

3. भारत मɪ सरुFा उपाय एवं चनुौʃतयाँ 
भारत मɪ चुनाव आयोग ने कोʃवड-19 के दौरान सुरʆFत 

मतदान के ʆलए CVigil मोबाइल ऐप, ई-सहायता 

हेȏलाइन, OTP आधाɿरत ¬माणीकरण इŷाʂद लागू ʁकए 

(VoICE Jan-Mar 2021) । VoICE International 
(2018) कɞ ɿरपोट� मɪ ǟॉकचेन पायलट, VVPAT के साथ 

EVM का अʁनवाय� संयोजन, तथा ʂ§-Ʌरीय 

¬माणीकरण—ʁडʄजटल सʁटɡ ʂफकेट, मोबाइल OTP और 

भौʃतक पहचान—कɞ ʄसफाɿरश कɞ गई है । ʂफर भी, 
ʁनǫʆलʇखत चुनौʃतयाँ बरकरार हɭ: 
 ʁडʄजटल ʃवभाजन :  
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�ामीण एवं दूरदराज के Fे§ɰ मɪ इंटरनेट 
गʃत/ʃवȪसनीयता सीʃमत, ʄजससे सम� सुरFा उपाय 
लागू करना कʀठन। 

 सरंचना एव ं बुʁनयादी सʃुवधा: मतदान के दौरान 
ʃबजली कटन,े नेटवक�  डाउनटाइम या सव�र ओवरलोड 
जैसी तकनीकɞ ʃवफलताएँ। 

 मानवीय §ुʁट एव ं¬ʅशFण: ¬शासʁनक अʄधकाɿरयɰ, 
मतदान कʃमɡयɰ एवं मतदाताओ ं को सुरʆFत मतदान 
¬ʂ�या के ʆलए पया�ƻ ¬ʄशFण कɞ कमी। 

 कानूनी ढाचँा: बाइंʁडɠग ऑनलाइन जनमत सं�ह के ʆलए 
ɍȮ संवैधाʁनक ¬ावधान एवं जवाबदेही मानक 
अनुपʋɉत। 

इन सुरFा ʃवȩेषण से ɍȮ होता है ʁक ǟॉकचेन आधाɿरत 
मॉडलɰ मɪ आŵ-¬ामाʆणक, पारदशɥ एवं गुमनामी सुʁनʅȢत 
करने कɞ Fमता अवȨ है, पर उनकɞ Ȝवहाɿरक उपयोʃगता के 
ʆलए भारत मɪ नेटवक�  अवसंरचना, ¬ʄशFण, कानूनी माƲता और 
सामाʄजक ɕीकृʃत जैसे बɺ-आयामी पFɰ का एकाʊŵक 
समाधान आवȨक है। 
V. समावʅेशता और पɺँच 
ʁडʄजटलीकरण के ʁडज़ाइन मɪ असमानताएँ अĄर तकनीकɞ 
नवाचारɰ को समान ɹप से लागू करने मɪ बाधक बन जाती हɭ। 
�ामीण एवं शहरी Fे§ɰ के बीच बुʁनयादी अवसंरचना—जैसे 
®ॉडबɭड कनेʋéʃवटी, मोबाइल नेटवक�  कवरजे और इंटरनेट 
गʃत—मɪ Ȝापक अंतर ʃवƌमान है, ʄजससे �ामीण मतदाताओ ं
कɞ ऑनलाइन जनमत सं�ह तक पɺँच सीʃमत रह जाती है। 
सूचना और संचार तकनीक के उपयोग के संदभ� मɪ यह ʁडʄजटल 
ʃवभाजन (digital divide) उन लʆFत समूहɰ को अभी भी बाहर 
रखता है ʄजनके पास आवȨक हाड�वेयर या ʁडʄजटल साFरता 
का अभाव है  

�ामीण एवं शहरी ʁडʄजटल ʃवभाजन के 
पɿरणामɕɹप मतदाताओ ंकɞ अʂभȜʄë मɪ असमानताएँ उűƧ 
होती हɭ। शहरɰ मɪ जहाँ ʁडʄजटल सेवा कɪ ©, ऐप-आधाɿरत 
मतदान पोट�ल और ई-साFरता काय��म आसानी से उपलǘ हɭ, 
वहɤ �ामीण Fे§ɰ मɪ फोन नेटवक�  के ʄशʄथलपन, डाटा कॉɄ 
और कनेʋéʃवटी समɓा के कारण भागीदारी Ʋूनतम रह जाती 
ह ै इससे ɉानीय Ʌर पर जनमत सं�ह के पɿरणाम नुमाईशीय 
(representative) नहɤ रह पाते और सामाʄजक-आʄथɡक 
ʂपछड़ेपन को बढ़ावा ʃमलता है। 

आʄथɡक, शैʆFक एवं तकनीकɞ बाधाएँ ऑनलाइन 
मतदान कɞ पɺँच पर ʁनणा�यक ¬भाव डालती हɭ। उĭ-गुणवūा 
वाले ɑाट�फोन, कंǁूटर तथा ®ॉडबɭड कनेÿन कɞ लागत 
�ामीण एवं गरीब पɿरवारɰ के ʆलए अĄर वहƲ 

(unaffordable) होती है। इसके साथ ही, ʁडʄजटल साFरता 
और तकनीकɞ ¬ʄशFण कɞ कमी मतदाताओ ं को ऑनलाइन 
ǂेटफाम� पर ɕावलंबी ɹप से मतदान करने से रोकती है। 
Brookings Institution कɞ जांच के अनुसार, आधार-
मतदाता पहचान ¬माण (Aadhaar-EPIC) के एकɞकरण मɪ 
तकनीकɞ जʁटलताएँ और डेटा पेʄचदʃगयाँ भी नागɿरकɰ के ʆलए 
भारी बाधा बन रही हɭ, ʄजससे अनेक योĥ मतदाता मतदान 
¬ʂ�या से वंʄचत हो रहे हɭ । 
ʃवकलांगजन, अȏसंĐक समूह और दूरदराज के Fे§ɰ के 
ʁनवाʄसयɰ के ʆलए ʁडʄजटल जनमत स�ंह मɪ समावेʄशता ʃवशेष 
ɹप से चुनौतीपूण� ʄसƆ हो रही है। ɼʂȮहीन, ´वण障碍ि◌त 
और चलने-ʂफरने मɪ असमथ� मतदाताओ ं के ʆलए उʄचत 
वैकʌȏक इंटरफेस—जैसे ɀɞन-रीडर, वॉयस बोट या 
तुȔकालीन (live) हȏेलाइन—कɞ कमी उƸɪ मतदान मंच से 
दूर रखती है । इसी ¬कार, भाषा, संȿृʃत और ʄशFा के ʂभƧ 
Ʌर वाले अȏसंĐक समुदायɰ को ɉानीय भाषा मɪ 
ʁडʄजटलीकरण कɞ सुʃवधा उपलǘ नहɤ कर पाने से उनकɞ 
भागीदारी गंभीरता से ¬भाʃवत होती है। 

इन सभी बाधाओ ंको दूर करने हेतु आवȨक है ʁक 
ʁडʄजटल जनमत सं�ह का ʁडज़ाइन ही समावेशी रहे: मोबाइल-
फɄ� (mobile-first) पोट�ल, बɺ-भाषी इंटरफेस, ऑफ़लाइन 
वोʁटɠग ʃवकȏ (जैसे ɉानीय Kiosk), तथा ¬ʄशFण और 
जागɹकता अʂभयानɰ पर जोर ʂदया जाए। साथ ही, सरकारी–
सामाʄजक साझेदारी के तहत NGO और ɕयंसेवी संगठन 
ɉानीय Ʌर पर ʁडʄजटल साFरता और तकनीकɞ सहायता 
¬दान करके ʃवकलांग, �ामीण और अȏसंĐक मतदाताओ ं
कɞ पɺँच सुʁनʅȢत कर सकते हɭ। इस ¬कार, समावेʄशता और 
पɺँच सुʁनʅȢत करना न केवल ʄसƆांतगत आवȨकता है, 
बʋȀ अʄधक Ʋायसंगत और वैध ʁडʄजटल लोकतं§ का 
आधार भी है। 
VI. तुलनाŵक अƑयन / केस अƑयन 

1. गोवा 1967 जनमत सं�ह (ऑफ़लाइन) का ʃवȩेषण : 
1967 मɪ गोवा, दमन व दीव कɞ ǎूज़न या पृथäरण पर 
आयोʄजत “गोवा Ʉेटस रफेरɪडम” पूरी तरह से ऑफ़लाइन 
¬ʂ�या पर आधाɿरत था। इस जनमत सं�ह का आयोजन 
भारत सरकार के ʆलए संʃवधाʁनक एवं ¬शासʁनक ʂदशा-
ʁनदɫशɰ के अंतग�त ʁकया गया था, ûɰʁक संʃवधान मɪ ¬ŷF 

जनमत सं�ह के ɍȮ ¬ावधान नहɤ थे; इसे ʃवशेष ɹप से 
कानून ƍारा आयोʄजत करना पड़ा । मतदान बूथ पर 
मतदाताओ ंको पेपर बैलेट ¬दान ʁकए गए, ʄजसकɞ ʃगनती 
अʄधकांशतः मƲुैअल ɹप से ɺई। इस ¬ʂ�या कɞ ¬मुख 
ʃवशेषताएँ थɤ—सशë कानूनी वैधता, ɍȮ मतदान ʃवकȏ 
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और ɉानीय भाषाओ ंमɪ ʁनदɫश, ʄजससे मतदाता सहजता स े
समझ पाते थे । 

ʁकƙु इस मॉडल कɞ सीमाएँ भी उजागर ɺɣ। पहला, 
शारीɿरक मतदान केơɰ तक पɺँच कɞ समɓा—दूरदराज के 
�ामीण इलाकɰ मɪ कई मतदाता बूथ तक लंबी या§ा करते थे। 
दूसरा, मƲैुअल ʃगनती मɪ समय और संसाधन अʄधक लगते थे, 
ʄजससे पɿरणाम घोʃषत होने मɪ देरी होती थी। तीसरा, ʃगनती एवं 
¢ांसपोटɫशन मɪ §ुʁट-सǱावनाएँ बनी ɺɣ, जो मतदाता ʃवȪास 
को ¬भाʃवत कर सकती थɤ। इन चुनौʃतयɰ ने ʁडʄजटल ʃवकȏɰ 
कɞ आवȨकता को बल ʂदया, ताʁक बाधाएँ कम हɰ और 
पɿरणाम तेज़ी से घोʃषत हो सकɪ । 

2. अंतरराȰीय उदाहरण :  
ʊɕZजरलɭड एवं एɄोʁनया मɪ ʁडʄजटल जनमत स�ंह : 
ʊɕZजरलɭड मɪ ʁडʄजटल ɿरफरɪडम पर ¬ायोʃगक पायलट 
सबसे पहले जेनève कांटोन (2003) मɪ चल,े जहाँ सीʃमत 
मतदाता समूह—मुखतः ʊɕस ʃवदेश मɪ ʁनवास करने वाले—
को ऑनलाइन मतदान कɞ सुʃवधा दी गई। हालांʁक सुरFा 
ʄचɠताओ ंके कारण इƸɪ ɉायी ɹप से लाग ूनहɤ ʁकया गया, 
पर यह मॉडल तकनीकɞ संभावनाओ ं का मूȔांकन करने मɪ 
सहायक रहा । 

एɄोʁनया ने 2005 से “i-Voting” (Internet 
Voting) को अपनाया और 2019 के संसदीय चुनावɰ मɪ लगभग 
44% मतदाता ने ऑनलाइन मतदान ʁकया। इस ¬णाली मɪ बɺ-
कारक ¬माणीकरण, एिc�ƹडे डेटा ¢ांसʃमशन और ǟॉकचेन-
आधाɿरत सŷापन तं§ सʈǵʆलत थे, ʄजससे मतदाता 
गोपनीयता व पɿरणाम कɞ अखंडता दोनɰ सुʁनʅȢत ɺɣ । 
एɄोʁनया के इस मॉडल ने ʂदखाया ʁक अगर कानूनी आधार, 
मजबूत तकनीकɞ इƬाo¢çर व नागɿरक जागɹकता साथ हɰ, 
तो बाƑकारी ʁडʄजटल जनमत स�ंह सफलतापूव�क संचाʆलत 
ʁकए जा सकते हɭ। 

इन तुलनाŵक अƑयनɰ से ɍȮ होता है ʁक 
ऑफ़लाइन जनमत सं�ह कɞ ʃवȪसनीयता एवं कानूनी ɕीकृʃत 
ʁडʄजटल ʃवकȏɰ कɞ ©ुतता, पɺँच तथा सुरFा आवȨकताओ ं
के साथ संतुʆलत करनी होगी। गोवा का üाʄसक मॉडल जहाँ 
संवैधाʁनक माƲता व ɉानीय ɕीकृʃत का उदाहरण है, वहɤ 
ʊɕZजरलɭड व एɄोʁनया ने ʁडʄजटल नवाचारɰ कɞ 
Ȝवहाɿरकता एवं चुनौʃतयɰ का माग�दश�न ¬दान ʁकया है। 
VII. चचा� एवं नीʃत ʄसफाɿरशɪ 
ʁडʄजटल ɿरफरɪडम के संदभ� मɪ संवैधाʁनक, सुरFा एवं 
समावेʄशता के आयामɰ का ʃवषयगत ʃवȩेषण दशा�ता है ʁक 
वत�मान वैधाʁनक ढाँचा जनमत सं�ह कɞ बाƑकारी ¬कृʃत को 
ɕीकार नहɤ करता, सुरFा ¬ोटोकॉल अपूण� हɭ तथा ʁडʄजटल 

ʃवभाजन के कारण सभी वगɲ कɞ पɺँच संभव नहɤ हो पाती। 
संवैधाʁनक वैधता के ʆलए ʃवशेष अʄधʁनयमɰ कɞ अʁनवाय�ता, 
तकनीकɞ ɹप से मजबूत परतंु Ȝवहाɿरक चुनौʃतयɰ से युë 
सुरFा उपाय तथा �ामीण-नगरीय, सामाʄजक-आʄथɡक एवं 
शʆैFक ʃवभेद इन ¬ʂ�याओ ंको कमजोर करते हɭ। 
भारत मɪ Ȝावहाय� मॉडल के ʆलए ʁनǫ माग�दश�न आवȨक है: 

1. सवंैधाʁनक अनुकूलन: ससंद एवं राń ʃवधानसभाएँ 
“बाइंʁडɠ ग ʁडʄजटल जनमत सं�ह अʄधʁनयम” पाɿरत कर 
सकɪ , ʄजसमɪ जनमत सं�ह कɞ पɿरभाषा, सीमा, ¬ʂ�या 
तथा पɿरणामɰ कɞ बाƑता ɍȮ हो। ɉानीय ɕशासन 
के ʆलए 73वɪ/74वɪ सशंोधनɰ मɪ जनमत सं�ह के 
¬ावधान जोड़े जाएँ। 

2. सरुFा सɼुढ़ीकरण: ǟॉकचेन आधाɿरत ʃवकेơीकृत 

लेजर, बɺ-कारक ¬माणीकरण, VVPAT–इंटरनटे 

मॉŗूल का समƳय, और एंड-टू-एंड वेरीʂफएʃबʆलटी 
सुʁनʅȢत करना चाʂहए। मतदान ǂेटफ़ॉम� पर ʁनयʃमत 
सुरFा ऑʁडट एवं पेने¢शेन परीFण अʁनवाय� हɰ। 

3. समावेशी ʁडज़ाइन: मोबाइल-फɄ� इंटरफ़ेस, बɺभाषी 

यूआई, ऑफ़लाइन ʁकओȿ तथा ɀɞन-रीडर व 
वॉयस-इंटरफेस जैसी सुʃवधाएँ ¬दान कɞ जाएँ। �ामीण 
व ʃवकलांग मतदाताओ ं के ʆलए NGO–सरकारी 
साझेदारी मɪ ʁडʄजटल साFरता ʄशʃवर एवं तकनीकɞ 
सहायता कɪ © ɉाʂपत ʁकए जाएँ। 

भʃवȼ के अनुसंधान के ʂदशाʁनदɫश मɪ ʁडʄजटल ʃवभाजन के 
पैमाने का तुलनाŵक अƑयन, ǟॉकचेन-¬माणीकरण 
¬ोटोकॉल कɞ Fे§ीय ¬भावशीलता, तथा जनमत सं�ह के 
सामाʄजक-नैʃतक आयामɰ—जैसे मतदाताओ ं कɞ ʃवȪास–
मानʄसकता व दबाव–पर कɪ ʂ©त ¬Ȧोūरी शाʃमल होनी चाʂहए। 
साथ ही, गणना-ʃवȩेषण (data analytics) के माƑम से ¬ी-
ɿरफरɪडम जागɹकता अʂभयानɰ कɞ ¬भावशीलता का मȔूांकन 
आवȨक है। इन ʄसफाɿरशɰ के ʂ�याƳयन से भारत मɪ 
बाƑकारी ʁडʄजटल जनमत सं�ह का एक Ȝवहाय�, सुरʆFत 
एवं समान अवसर-संपƧ मॉडल ʃवकʄसत हो सकेगा। 
VIII. ʁनȬष� 
इस अƑयन ने भारतीय राńɰ एवं नगरपाʆलका Ʌर पर 
बाइंʁडɠग ʁडʄजटल ɿरफरɪडम कɞ संवैधाʁनक वैधता, सुरFा 
संरचना एवं समावेʄशता के आयामɰ का सम� ʃवȩेषण ¬Ʌुत 
ʁकया। संवैधाʁनक ɹप से, लोक ¬ʃतʁनʄधź अʄधʁनयम एवं 
73वɪ/74वɪ संशोधनɰ मɪ जनमत सं�ह कɞ ɍȮ पɿरभाषा का 
अभाव पाया गया, ʄजससे बाƑकारी ʁडʄजटल ɿरफरɪडम के ʆलए 
ʃवशेष अʄधʁनयमɰ कɞ आवȨकता ɍȮ ɺई। सुरFा ʃववेचन मɪ 
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ǟॉकचेन आधाɿरत ʃवकेơीकरण, बɺ-कारक ¬माणीकरण 
तथा एंड-टू-एंड वेरीʂफएʃबʆलटी जैसी तकनीकɰ ने मतदान कɞ 
अखंडता और गोपनीयता सुʁनʅȢत करने के ʂदशा-ʁनदɫश ʂदए, 
पर नेटवक�  अटैक, üाइंट-साइड मैलवेयर और पहचान कɞ 
धोखाधड़ी जसैी चुनौʃतयाँ भी उभरɤ। समावʄेशता के अƑयन ने 
�ामीण-नगरीय ʁडʄजटल ʃवभाजन, आʄथɡक व शैʆFक बाधाओ,ं 
तथा ʃवकलांग और अȏसंĐक समूहɰ कɞ पɺंच सीमाओ ंको 
उजागर ʁकया। 

इस शोध का ¬मखु योगदान एकɞकृत ɹपरखेा ¬दान 
करना है, जो संवैधाʁनक, तकनीकɞ एवं सामाʄजक ɼʂȮकोणɰ को 
सामवेत ɹप से देखता है। Ȝावहाɿरक महź इस बात मɪ ʁनʂहत 
है ʁक नीʃत-ʁनमा�ताओ ं को ʃवशेष अʄधʁनयमɰ, मजबूत सुरFा 
मानकɰ और समावेशी ʁडज़ाइन कɞ आवȨकता कɞ ɍȮता ¬ाƻ 
ɺई। अƑयन कɞ सीमाएँ—ʃवशेषकर डेटा स�ंह के सांʏĐकɞय 
पF और सीʃमत केस अƑयनɰ तक ही कɪ ʂ©त ʃवȩेषण—
भʃवȼ के अनुसंधान के ʆलए अवसर छोड़ती हɭ। आगामी काय� मɪ 
Ȝापक सवɫFण, ǟॉकचेन ¬ोटोकॉल के Fे§ीय पायलट, तथा 
मतदाता Ȝवहार एवं ʃवȪास कɞ सामाʄजक-नैʃतक पɿर¬ेĂ से 
गहन जांच शाʃमल कɞ जानी चाʂहए। 
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